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अतारांकित प्रश्न संख्या 3577
(जिसका उत्तर 27 मार्च, 2018/06 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है)
एसबीआई की शाखाओं में दर्ज अनर्जक आस्ति
3577.
श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेलः 
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
गत तीन वर्षों के दौरान मुंबई, अहमदाबाद, नई दिल्ली और चंड़ीगढ़ में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शाखाओं में अनर्जक आस्ति के कितने मामले दर्ज किए गए हैं; और
(ख)
अनर्जक आस्ति स्तर को न्यूनतम करने के लिए उपर्युक्त शाखाओं पर देय राशि को वसूलने के लिए एसबीआई ने क्या कार्रवाई की है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क): भारतीय स्‍टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, वित्‍तीय वर्ष  2014-15 से वित्‍तीय वर्ष 2016-17 के दौरान इसकी मुम्‍बई, अहमदाबाद, नई दिल्‍ली और चंडीगढ़ की शाखाओं में दर्ज अनर्जक आस्ति (एनपीए) के मामलों की कुल संख्‍या 1,41,834 थी।
(ख): एसबीआई से प्राप्‍त सूचना के अनुसार, इन्‍होंने वित्‍तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम के अंतर्गत चूककर्ता उधारकर्ताओं को नोटिस जारी किया है, ऋण वसूली अधिकरणों तथा सिविल न्‍यायालयों में वसूली के लिए वाद दायर किए हैं और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के इरादतन चूककर्ता संबंधी अनुदेशों के संदर्भ में, जहां कहीं प्रयोज्‍य है, उन्‍हें इरादतन चूककर्ता घोषित किया है तथा उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा, एसबीआई ने यह सूचित किया है कि उन्‍होंने बेहतर मूल्‍य प्राप्ति के लिए ई-नीलामी कार्य-नीति को अपनाया है और समाधान के वैकल्पिक उपायों का पता लगाया है, जैसे दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत दिवालियापन समाधान प्रक्रिया आरंभ करना, दवाबग्रस्‍त आस्तियों के अधिग्रहण के लिए कार्यनीतिक निवेशकों के साथ समझौता करना तथा दवाबग्रस्‍त बड़े कारपोरेट उधारकर्ताओं को गैर-कोर आस्तियों को बेचने के लिए सहमत करना तथा इक्विटी एकत्र करना।
***
